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“भूमि और घरों का स्वामित्व देश के विकास में 
एक बड़ी भूमिका निभाता है। जब परिसम्पत्ति 
रिकॉर्ड होता है, तो नागरिकों का विश्वास 
बढ़ता है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
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स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से गांव का सर्वेक्षण 
एवं मानचित्रण) की ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत आबादी 
परिसम्पत्ति स्वामित्व समाधान प्रदान करने हेतु एक कें द्रीय क्षेत्र 
की स्कीम के रूप में परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के पायलट 
चरण का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट् रीय पंचायती राज 
दिवस के अवसर पर दिनांक 24 अप्रैल, 2020 को किया गया।  

ग्रामीण आबादी भूमि का सीमांकन पंचायती राज मंत्रालय, 
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राष्ट् रीय सूचना कें द्र (एनआईसी), राज्य 
राजस्व विभागों और राज्य पंचायती राज विभागों के सहयोगात्मक 
प्रयासों से ड्रो न सर्वेक्षण प्रौदेयोगिकी का उपयोग करते हुए किया 
जाता है। यह परिसम्पत्ति कार्डों/ हक विलेखों के रूप में गांव के 
गृह स्वामियों को “अधिकारों का रिकार्ड” प्रदान करेगा।

प्रस्तावना
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स्वतंत्रता के बाद से, ग्रामीण भूमि के सरकारी सर्वेक्षण कृषि भूमि 
तक ही सीमित रहे हैं। कई राज्यों में गांवों के बसे हुए क्षेत्र - जिन्हें 
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में “आबादी” भूमि के रूप में जाना 
जाता है, पंजाब और हरियाणा में “लाल डोरा” भूमि, महाराष्ट्र  और 
गुजरात में “गौठान” भूमि के रूप में जाना जाता है - बड़े पैमाने पर 
सर्वेक्षणों के दायरे से बाहर रह गए हैं।

जिसके परिणाम स्वरूप, भारत में कई ग्रामीण समुदायों के पास 
अधिकारों का रिकॉर्ड नहीं है, और “आबादी” क्षेत्र में भूमि पर 
स्वामित्व का उनका दावा काफी हद तक संपत्ति के वास्तविक 
कब्जे पर निर्भर करता है। एक कानूनी दस्तावेज के अभाव में, 
ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने के 
लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में 
सक्षम नहीं हैं। 

इसलिए, राज्य भू-राजस्व संहिता/अधिनियमों में संशोधन द्वारा 
समर्थित घर के मालिक को संपत्ति का अधिकार प्रदान करने के 
लिए, ग्रामीण परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी 
का उपयोग करने की आवश्यकता है।

सुधार की आवश्यकता
अध्याय 1
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व्यापक उद्देश्य
अध्याय 2

मानचित्रण और स्थानीय सवेाओ ंके लिए 
स्टेशनों का राष्ट्रव्यापी नटेवर्क  स्थापित करना

ग्राम पंचायतों में संपत्ति कर का निर्धारण

संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाने में मदद

बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए संपत्ति 
कार्ड प्रदान करना

गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ 
तैयार करने में लोगों की सहायता करना

सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाकर कुशल ग्रामीण 
नियोजन को सक्षम बनाना 
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स्वामित्व योजना  में विभिन्न 
चरणों की झलक

अध्याय 3

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

निश्चित बिदंओु ंकी स्थापना

ड्रो न सर्वेक्षण

अंतिम संपत्ति कार्ड का नमूना उत्पन्न

सी.ओ.आर.एस स्टेशन सेटअप

जमीन पर अंकन

फ़ीचर निष्कर्षण

आई. ई. सी. - वॉल पेंटिगं

मानचित्रों का निर्माण

विवाद समाधान

ग्राम सभा का आयोजन



6 मेरी सम्पत्ति मेरा हक

संपत्ति कार्ड के नमूने
अध्याय 4

कर्नाटक

महाराष्ट्र
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उत्तर प्रदेश

मध्य प्रदेश
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स्वामित्व में बड़े पैमाने पर 
प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना- 
सी.ओ.आर.एस  और ड्रोन

अध्याय 5

उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्र बनाने 
के लिए सतत संचालन संदर्भ 
प्रणाली (सी.ओ.आर.एस.) नेटवर्क  
के साथ सर्वेक्षण ग्रेड ड्रो न।

उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियां भूखंडों 
के आयामों की आसान पहचान को 
सक्षम करती हैं।

पूरे देश को कवर करने के लिए 
लगभग 2000 कुशल जनशक्ति 
को नियोजित करने वाली कुल 
500-600 ड्रो न टीमें।
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उच्च गुणवत्ता सर्वेक्षण ग्रेड यूएवी/
ड्रो न 1:500 के पैमाने पर +/- 
5 सेमी की सटीकता के साथ 
मानचित्र तैयार करने में सक्षम 
बनाता है।

567 सीओआरएस स्टेशनों के 
सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का 
निर्माण, यानी एक भू-स्थितिगत 
बुनियादी ढांचा, जिसका उपयोग 
कई राज्यों में प्रचलित श्रृंखला 
सर्वेक्षणों को बदलने के लिए 
किया जा सकता है।

इससे लोक निर्माण कार्यों के आकलन और जांच में सभी विभागों 
को लाभ मिलेगा।
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स्वामित्व में बड़े पैमाने पर 
प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना - 
 डिजी-लॉकर और डैशबोर्ड
स्वामित्व  डैशबोर्ड
ऑनलाइन निगरानी प्रणाली - स्वामित्व योजना की वास्तविक 
समय प्रगति निगरानी के लिए एक कें द्रीकृत ऑनलाइन निगरानी 
और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड।
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डिजिलॉकर ऐप

प्रॉपर्टी कार्ड अब डिजिलॉकर ऐप में उपलब्ध हैं।

लाभार्थी अब डिजिलॉकर ऐप के माध्यम से 
संपत्ति कार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
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कवरेज
अध्याय 6

•	 नौ राज्यों में पायलट चरण - आंध्र प्रदेश, 
हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 
पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 
उत्तराखंड। 

•	 चरणों में कार्यान्वयन - लगभग 6.62 
लाख गांवों का कवरजे। 

•	 50,000 गांवों को अप्रैल 2020-मार्च 
2021 तक और देश भर के शेष गांवों को 
2021-25 तक कवर करने का लक्ष्य रखा 
गया है।
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योजना की व्यापक गतिविधिया

वॉल 
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माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 
संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ

अध्याय 7

11 अक्टू बर 2020 को, योजना के पहले मील 
के पत्थर के रूप में, माननीय प्रधानमंत्री ने छह 

पायलट चरण राज्यों (महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, 
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश) के 763 गांवों 
के लगभग 1 लाख संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड 

के भौतिक वितरण की शुरुआत की ।
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संपत्ति के मालिकों और ग्रामीण 
परिदृश्य के लिए लाभ

अध्याय 8

स्वामित्व  योजना ग्रामीण भारत के निवासियों पर प्रत्यक्ष, 
दीर्घकालिक प्रभाव की कल्पना करती है।

प्रभाव के चार पहचाने गए व्यापक क्षेत्र
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पूरे इतिहास में, विद्वानों और विकास विशेषज्ञों ने ‘सम्पत्ति 
अधिकारों तक पहंुच’ को ‘गांवों में कमजोर आबादी के सामाजिक-
आर्थिक मानकों में सुधार’ के साथ जोड़ा है। स्वामित्व योजना का 
उद्देश्य उसी को सक्षम करना है।

दनुिया में भौतिक संपदा के निर्माण के उद्देश्य से किसी भी 
आर्थिक गतिविधि के लिए भूमि एक आवश्यक संसाधन है। स्पष्ट 
रूप से सीमांकित आबादी क्षेत्र की कमी के कारण भूमि-संघर्ष के 
मामलों की संख्या अधिक हो गई है। रिपोर्टों के अनुसार, भारत 
और दनुिया भर में लाखों लोग भूमि संघर्षों के प्रभाव से पीड़ित 
हैं। स्वामित्व योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विवादों के मूल 
कारण का समाधान करना है।

समावेशी समाज

भूमि शासन

संपत्ति के मालिकों और ग्रामीण 
परिदृश्य के लिए स्वामित्व 
योजना के नेतृत्व में लाभ
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बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजनाओ ं (जीपीडीपी) के लिए 
उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल मानचित्रों का निर्माण, जिससे 
बुनियादी ढांचे जैसे स्कूलों , सामुदायिक स्वास्थ्य कें द्रों, नदियों, 
स्ट् रीट लाइट, सड़कों आदि में धन के कुशल आवंटन और पहंुच में 
वृद्धि के माध्यम से सुधार हो सके।

स्थायी आवास

इस योजना का मुख्य परिणाम लोगों को अपनी संपत्ति को 
संपार्श्विक के रूप में मुद्रीकृत करने में मदद करना है। इसके 
अलावा, उन राज्यों में संपत्ति कर को सुव्यवस्थित करके भारत 
के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जहां यह लगाया जाता है, 
जिससे निवेश में वृद्धि होती है और व्यापार करने में आसानी 
होती है।

आर्थिक विकास
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सफलता की कहानियां
अध्याय 9

उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी 
के नवाबगंज तहसील नवाबगंज 
के गांव मोहम्मदपुर चौकी में एक 
महिला गृहस्वामी श्रीमती रामरती 
ने अपने घर की मरम्मत और अपने 
व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए 
एक हाथ गाड़ी की खरीद के लिए 
20,000 रुपये का ऋण लिया है।

मध्य प्रदेश के हरदा जिले के ग्राम 
अबगांवकला के श्री रामभरोसे 
विश्वकर्मा को राष्ट् रीय राजमार्ग के 
निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि 
के खिलाफ स्वामित्व योजना के 
तहत संपत्ति कार्ड के आधार पर 
21.14 लाख रुपये का मुआवजा 
मिला है ।

स्वामित्व योजना के तहत लिया गया ऋण
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उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के गांवों की सफलता की 
कहानियां
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हरिद्वार जिले के ग्राम नौकरीग्रांट के श्री तेजपाल और श्री धर्म सिहं 
के बीच लंबे समय से चल रहे विवादों का निपटारा

उत्तराखंड के पौड़ी और हरिद्वार जिलों के गांवों की 
सफलता की कहानियां
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स्वामित्व योजना का लाभ 
उठाकर जिला पौड़ी के गोदा 
गांव में संपत्ति मालिकों ने 
अपनी जमीन पर होम स्टे का 
निर्माण किया

पौड़ी जिला के गोदा ग्राम में 
होम स्टे का निर्माण पूर्ण



22 मेरी सम्पत्ति मेरा हक

ग्रामीण भूमि और संपत्ति: 
स्वामित्व के पहले और बाद में

अध्याय 10

क्र.
सं.

प्राथमिक उद्देश्य स्वामित्व  के पहले स्वामित्व के बाद

1 बैंकों द्वारा 
ग्रामीण संपत्ति 
के स्वामित्व 
के प्रमाण की 
मान्यता

अत्यधिक ब्याज दरों 
वाले साहूकारों पर 
निर्भरता

बैंक मानक प्रथाओ ं
के अनुसार ऋण 
प्रदान करने के लिए 
उत्तरदायी हैं

2 सर्वेक्षण के 
बुनियादी ढांचे 
की सहायता 
करना

श्रमसाध्य जमीनी 
कार्य के आधार पर 
कार्यों की निगरानी

पंचायत व विभाग 
आसानी से अपने 
विकास की योजना 
बना सकते हैं

3 संपत्ति संबंधी 
विवादों और 
कानूनी मामलों 
में कमी के लिए 
प्रवर्तक

संपत्ति कार्ड की 
अनुपस्थिति के कारण 
विवाद

तकनीकी रूप से 
अद्यतन  स्वामित्व 
विलेखों के माध्यम 
से अधिक से अधिक 
सामाजिक सुरक्षा

4 संपत्ति कर के 
निर्धारण के लिए 
प्रवर्तक

कई राज्यों द्वारा 
संपत्ति कर संग्रह का 
निम्न स्तर

पंचायतों द्वारा संपत्ति 
करों के सुव्यवस्थित 
उद्ग्रहण से गांवों का 
सशक्तिकरण
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संपत्ति कार्ड वितरण
अध्याय 11

26 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश में सपंत्ति कार्ड वितरण

राज्यों से संपत्ति कार्ड वितरण की कुछ झलकियां
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26 जनवरी 2021 को उत्तराखंड में सपंत्ति कार्ड वितरण

•	 24.04.2021 तक, हरियाणा, कर्नाटक, 
मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र , उत्तर प्रदेश, 
उत्तराखंड राज्यों के लगभग 7500 गांवों में 
7 लाख संपत्ति कार्ड / टाइटल डीड जारी किए 
गए हैं।
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अध्याय 12

समर्थन : सरकार द्वारा

माननीय प्रधानमतं्री जी 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व योजना के लिए 
माननीय मखु्यमतं्रियों के साथ बातचीत करत ेहुए

11 अक्टूबर 2020 को स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ 
बातचीत करत ेहुए माननीय प्रधानमतं्री
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भारत के माननीय प्रधानमतं्री
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माननीय पंचायती राज मतं्री
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हरियाणा के माननीय मखु्यमतं्री

उत्तर प्रदेश के माननीय मखु्यमतं्री
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उत्तराखडं के माननीय मखु्यमतं्री



 

समर्थन : मीडिया द्वारा
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स्वामित्व योजना को लेकर गांवों के निवासियों में 
काफी उत्साह व उत्सुकता है। चुना अंकन चरण के 
दौरान निवासियों ने अपनी भूमि की वास्तविकता 
को जाना है। यह योजना गाँव के निवासियों के बीच 
काफी चर्चा में रही है और कुछ लाभार्थियों ने होमस्टे 

के निर्माण के लिए बैंक ऋण भी लिया है। 
प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से निवासी काफी खुश हैं।

योजना का लाभ मिलना गांव के लिए गर्व की बात 
है। चुना मार्किं ग चरण के दौरान कोई विवाद नहीं था 
और लोगों को इस्तेमाल की जा रही तकनीक के स्तर 

और इसमें शामिल प्रक्रियाओ ं में पारदर्शिता 
पर पूरा भरोसा है। 

“

“
श्रीमती सुमन गोदियाल,
  ग्राम प्रधान, गोदा ग्राम, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड

श्री विश्वनाथ कृष्ण मुजुमले,
पूर्व सरपंच, कोंधापुर गांव, पुणे, महाराष्ट्र

समर्थन : ग्राम पंचायतों द्वारा
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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार


